व्याख्यान VI
आरक्षण नीतियां और भारतीय संविधान

नमस्कार।
नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पहले ही समानता के अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम विशेष रूप से आरक्षण नीतियों के विषय पर बात करने जा रहे हैं।

आरक्षण का इतिहास क्या है?
यदि आप आरक्षण के इतिहास को देखें, तो आप पाएंगे कि आरक्षण नीतियों को कुछ रियासतों द्वारा शुरू किया गया था और फिर उन्हें अंग्रेजों ने लागू किया गया। तमिल ब्राह्मण इसके पहले लाभार्थी थे, हालांकि वे आबादी का सिर्फ 3% थे, लेकिन उन्होंने मैसूर की रियासत में लगभग 80% नौकरियां पा रखी थी। परिणामस्वरूप कन्नड़ ब्राह्मणों का सार्वजनिक सेवाओं में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। विरोध प्रदर्शन हुए, कन्नड़ ब्राह्मणों के कम प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं जताई गई। तद्नुसार 1918 में मैसूर के महाराजा ने मुख्य न्यायाधीश सी. मिलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जो स्थिति की जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और दलित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उपायों पर सुझाव दे। उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कन्नड़ ब्राह्मण थे जो शुरू में अपने कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठा रहे थे और कन्नड़ ब्राह्मणों ने आरक्षण की शुरुआत होने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया।
अब यदि आप आगे देखें तो आप पाएंगे कि 1921 में मैसूर के कॉलेजों और राज्य सेवाओं में पहली बार पिछड़े समुदायों के लिए तरजीही भर्ती औपचारिक रूप से शुरू की गई। 1921 में गैर-ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों का आरक्षण पहली बार मैसूर के राजकुमार कृष्ण राजे वाडियार द्वारा पेश किया गया था। फिर कोल्हापुर और बड़ौदा की रियासतों ने भी आरक्षण नीतियों का पालन किया और बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा आरक्षण नीति अपनाई गई। मैसूर के महाराजा ने अछूत जातियों और मुसलमानों के अलावा कन्नड़ ब्राह्मणों, वोक्कालिंगों और लिंगायतों को बड़ा हिस्सा देने की दृष्टि से कुछ सुधारों की शुरुआत की। इस आरक्षण के कारण तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन हुआ और द्रविड़ कड़गम भी विशेष कोटे की मांग करने लगे और उनकी मांगों को मानते हुए, मद्रास प्रेसीडेंसी ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया। तो, आपको यह स्पष्ट है कि वास्‍तव में कन्नड़ ब्राह्मणों की मांग थी जिसके कारण ब्राह्मणों, वोक्कालिंगों, लिंगायतों, अछूतों और मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। तो तमिलनाडु में एक जवाबी प्रतिक्रिया हुई और इस जवाबी प्रतिक्रिया के कारण एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के चलते मद्रास प्रेसीडेंसी को भी आरक्षण की नीति को स्वीकार करना और अपनाना पड़ा।

तब आरक्षण के पूरे सवाल पर आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने रखा जो अब दलित वर्ग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग की। तदनुसार, 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि गांधीजी ने स्वयं पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उनकी ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और हिंदू जाति के प्रतिनिधि के रूप में जानते हैं। 

अब पूना पैक्ट ने क्या दिया? पूना पैक्ट ने आरक्षित सीटों की संख्या को 78 से बढ़ाकर 148 करने के साथ-साथ केंद्रीय विधानमंडल के साथ-साथ प्रांतीय विधानमंडलों में दलित जातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया। पूना पैक्ट को बाद में भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया और संसद और विधानसभा में आरक्षण शुरू में 10 साल के लिए प्रदान किया गया था और बाद में इसे बढ़ाते चले गए। तदुपरांत अम्बेडकर, वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और उनके प्रस्ताव पर पहली बार केंद्रीय सेवाओं में 8.5% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गईं। इस प्रकार, विधानसभा और विधायिका में एक आरक्षण है जिसकी समय सीमा 10 वर्ष थी और दूसरा आरक्षण नौकरियों में है शैक्षिक संस्‍थानों के प्रवेश में है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है।

आरक्षण का लक्ष्य क्या है?
डॉ.अंबेडकर क्या मांग रहे थे, कन्नड़ ब्राह्मण क्या मांग रहे थे- एक शब्‍द में कहे तो “प्रतिनिधित्व”। हमारा समाज विविध है, अच्छा है यदि समाज की विविधता सार्वजनिक संस्थानों में दिखाई दे। यही कारण है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपनाया गया है और उच्च शिक्षा में प्रवेश में विविधता को वैध विचार माना गया। कहने के लिए हमारे जैसी कोई आरक्षण नीति अमेरिका में नहीं है लेकिन प्रवेश में विविधता को ध्यान में रखा जाता है। आरक्षण नीति का लक्ष्य  समतामूलक समाज का होना है। इसका उद्देश्य असमानों को समान के स्तर पर लाना है। आरक्षण केवल औपचारिक समानता के बजाय वास्तविक समानता को बढ़ावा देता है। हमने पिछले सत्र में इस पर चर्चा की थी।

आरक्षण पर प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

हमने अभी चर्चा की कि हमारी आबादी के कुछ वर्गों को समानता से वंचित रखने की ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए, हमारे संविधान ने न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा किया, बल्कि प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता का भी वादा किया। हमने प्रस्तावना व्याख्यान में इस पर चर्चा की थी। लेकिन हमारे संविधान ने अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार को भी शामिल किया। इसने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया, इसने अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने का समर्थन किया और फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान ने राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व डाला। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। और फिर यह लेख विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहता है कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा राज्‍य करेगा। हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि कैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियमित किए गए थे।

फिर संविधान के अनुच्छेद 335 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "दावे", अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसे उल्टे अल्पविराम में लिखा गया। अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के "दावों" को सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में प्रशासन की दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए जब भी राज्य नियुक्तियां कर रहा है, तो वह "एस.सी और एस.टी के सदस्यों के दावों" पर विचार करेगा, लेकिन ये "दावे" प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के अनुरूप होना चाहिए, efficiency of administration compromise न हो। फिर हमने एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से वंचित लोगों के लिए एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी Commissions बनाए। हमारे पास एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है-अनुच्छेद 338 के तहत। हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-अनुच्छेद 338ए के तहत और हाल ही में अनुच्छेद 338बी द्वारा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्‍थापित किया जिसके लिए संविधान में 102वां संवैधानिक संशोधन किया गया।

एस.सी / एस.टी कौन हैं?
भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसे एससी कहा जाता हो या एसटी कहा जाता है। लेकिन यह एक छत्र शब्द है, अनुसूचित जाति में कई जातियां शामिल है और अनुसूचित जनजातियों में कई जन जातियां शामिल है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए पहले के एक व्याख्यान में मैंने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। ये वह जातियां हैं जिन्हें पहले दलित वर्ग कहा जाता था, मैंने पूना पैक्ट में अपने व्‍याख्‍यान में अम्बेडकर को दलित वर्गों का नेता बताया था। जिन्हें पहले दलित वर्ग कहा जाता था, वे अब अनुसूचित जाति बन गए हैं। अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है और यह भारत का राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से परिभाषित करेगा कि इन दो श्रेणियों में किन जातियों को शामिल किया जाए।

1951 के राष्‍ट्रपति के आदेश में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया। अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया।

शुरू में केवल अनुसूचित जाति के सदस्य जो हिंदू धर्म को मानते थे और सिखों में चार जातियां-कबीरपंथी, रामदास, सिकलीगर और मजहबी सिख शामिल थे। 1956 में इस लाभ को सिख धर्म को मानने वाली सभी अनुसूचित जातियों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था। 1990 में बौद्ध धर्म मानने वाली अनुसूचित जातियों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। इस प्रकार एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अवश्य रूप से हिंदू धर्म का होना चाहिए लेकिन अन्य धर्मों के लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद जब मंडल आयोग लागू हुआ तो ओबीसी आरक्षण भी दिया गया और फिर 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पहली बार आरक्षण दिया गया।

नागरिकों के पिछड़े वर्ग कौन हैं?

संविधान नागरिकों के पिछड़े वर्गों की कोई परिभाषा नहीं देता है; अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए आयोग की बात की गई थी। पहला आयोग 1953 में काका कालेकर के अधीन नियुक्त किया गया था और दूसरा आयोग बी.पी. मंडल 1981 में। अब बी.पी. मंडल आयोग ने 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की जिसे 1990 में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो, नागरिकों के पिछड़े वर्ग कौन हैं? मैंने अभी-अभी कहा था कि कोई स्पष्टता नहीं है कि पिछड़े वर्ग को कैसे परिभाषित किया जाए, अगर आप एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए जाति ही एकमात्र कारक नहीं है।   ए.पी राज्य बनाम बलराम में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जाति भी वर्ग हो सकती है कि एक जाति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हो सकती है। 1985 में के.सी. वसंत कुमार के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों की तुलना पिछड़ेपन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से की जानी चाहिए। और फिर बहुत महत्‍वपूर्ण निर्णय, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहां वर्ग को मार्क्सवादी अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए। एक शब्द के रूप में पिछड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की तुलना में व्यापक है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल आर्थिक मानदंड ही पिछड़ेपन का आधार नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हम पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे रहे हैं, तो क्रीमी लेयर को बाहर करना होगा।
जैसा कि आप आरक्षण पर न्यायिक प्रतिक्रिया को देखते हैं, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपको पहले मामले में ले जाऊं क्योंकि यह ऐतिहासिक मामला था जिसके कारण संवैधानिक संशोधन हुआ। हमने आरक्षण के इतिहास में मद्रास प्रेसीडेंसी में प्रदान किए गए आरक्षण पर चर्चा की थी। यह एक साम्प्रदायिक आदेश था जिसमें ब्राह्मणों, गैर-ब्राह्मणों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए सरकारी नौकरियों का अनुपात निर्धारित किया गया था। लगभग सभी के लिए आरक्षण था। इसे 1927 में लागू किया गया था और यह वह सरकारी आदेश था जिसे चंपाकम दोरैराजन के ऐतिहासिक मामले में संविधान के लागू होने के डेढ़ साल के अंदर ही अंदर चुनौती दे दी गई थी, 1 या 2 नहीं बल्कि 3 न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के तीन और 7 न्‍यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को सुने और उन्‍होंने अपना फैसला दिया और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर रोक लगा दी। नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16, खंड 4 में प्रदान किया गया एक सक्षम प्रावधान है, लेकिन क्या हम प्रवेश में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कर सकते हैं, उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए इस कानूनी लड़ाई को हारने के बाद क्या हुआ, सरकार इस फैसले को पलटने के लिए पहला संविधान का संशोधन लाई। दिलचस्प बात यह है कि मामले के तथ्यों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि दौरेराजन जिन्होंने बी.ए. मद्रास विश्वविद्यालय से की थीं और एमबीबीएस में प्रवेश की इच्छुक थी, पर उन्‍होंने पाठ्यक्रम के लिए आवेदन तक नहीं किया था, उसकी शिकायत Presumptive/अटकल पर थी कि मेरा प्रवेश नहीं होगा मुझे दाखिला नहीं मिलेगा जबकि वह ब्राह्मण थी और ब्राह्मणों के लिए भी आरक्षण था। संवैधानिक तर्क यह है कि सांप्रदायिक सरकार आदेश अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन किया जो केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या भाषा आदि के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करते थे। सरकार ने इसे सही ठहराने की कोशिश की। अनुच्छेद 46 के आधार पर आरक्षण नीति जिस पर हमने अभी चर्चा की थी, जो नीति निर्देशक तत्‍व है। सरकार ने एक Argument बनाया/बहस की कि हम अनुच्‍छेद 46 को लागू कर रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने तीन मत लिखे, वे आरक्षण को समाप्त करने में एकमत थे लेकिन उन्होंने अलग-अलग कारण बताए। राज्य ने तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एचजे कानिया के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की और इस आरक्षण नीति को फिर से रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह नीति अनुच्छेद 46 की वजह से वैध है क्योंकि सरल तर्क यह था कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर प्रबल नहीं कर सकते हैं। हम किसी अन्य व्याख्यान में नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच के अंतर पर चर्चा करेंगे। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और सहायक होना चाहिए।

सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, इस फैसले के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों में विरोध हो रहा था। तदनुसार संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में खंड (4) को Add किया गया। यह क्या कहता है? अनुच्छेद 15 या 29 के खंड 2 में शामिल कुछ भी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। यह वह प्रावधान है जिसके तहत बाद में प्रवेश में सभी आरक्षण नीतियां तैयार की गई।

कितना आरक्षण दिया जा सकता है? 

सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16(4) बस इतना ही कहते है- यदि राज्य आरक्षण देने का फैसला करता है, तो आप इसे समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए आरक्षण एक समर्थकारी प्रावधान है, यदि राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। लेकिन आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह एक मिथक है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरियों में आरक्षण या प्रवेश में आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों तक सीमित था। नहीं, वह विधानसभाओं में संसद में आरक्षण है। यहां हम एक अलग तरह के आरक्षण की बात कर रहे हैं।

संविधान भी हमें आरक्षण की ऊपरी सीमा नहीं बताता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि आमतौर पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि प्रशासन में दक्षता रखने के लिए, अनुच्छेद 335 में जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, कम से कम 50% सीटें सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण और 27% ओबीसी आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यक आरक्षण को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

 प्रवेश में ओबीसी आरक्षण कैसे लागू किया गया?

एक संवैधानिक संशोधन फिर से किया गया और अनुच्छेद 15 में खंड 5 एक नया खंड जोड़ा गया। इसने क्या प्रदान किया?
इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (जी) में कुछ भी राज्य को अनुच्छेद 15 के नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। जहाँ तक इस तरह के विशेष प्रावधान निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त, यानि निजी संस्‍थानों में भी राज्‍य चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। सिर्फ एक Exception बनाया गया कि अनुच्छेद 30 में प्रदान किए गए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। इसलिए यह 93 वां संविधान संशोधन एक और सक्षम शक्ति देने की बात कर रहा है। निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने की शक्‍तियां राज्य को दे रहा है। केंद्र सरकार ने प्रवेश में आरक्षण अधिनियम, 2006 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान आरक्षण  अधिनियमित किया, जो केंद्रीय संस्थानों में 27% आरक्षण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम आदि।

अब यहाँ तक हम उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रवेश में आरक्षण की बात कर रहे थे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। 2019 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 15 में खंड (6) डाला गया था, जो राज्य को ये शक्तियाँ देता है कि, अनुच्छेद 19 का खंड (1) का उप-खंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) और अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित जिन वर्गों का शामिल किया गया उनके अलावा जो नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन वर्गों की उन्नति के लिए यदि राज्‍य कोई विशेष प्रावधान करना चाहे तो वह कर सकता है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 उसे नहीं रोक पायेगा। इसलिए, इसमें पहली बार आरक्षण का आर्थिक मापदंड पेश किया गया। एससी और एसटी और बीसी के अलावा अन्य वर्गों के लिए, और इसमें यह भी प्रावधान है कि यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा जो प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। ओबीसी आरक्षण 27% था अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए यह आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% है।
क्या प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है?
आज के कानून के अनुसार संक्षिप्त उत्तर हां है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रथम श्रेणी की नौकरियों के लिए अप्रैल 1978 में शुरू किया गया था। भारतीय न्यायालयों ने पदोन्नति में आरक्षण पर अनुकूल विचार नहीं किया। उन्होंने प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण का समर्थन किया। चूंकि सी.ए. राजेंद्रन में सुप्रीम कोर्ट सरकार की 1963 की अधिसूचना पर विचार करते हुए कहा कि श्रेणी I और श्रेणी II के पदों के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। सीजेआई के.एन. वांचू ने इस नीति को बरकरार रखा कि श्रेणी I और श्रेणी II में कोई आरक्षण नहीं होगा। 1992 में नौ न्यायाधीशों की एक बेंच, जो मूल रूप से मंडल आयोगों के आरक्षण यानि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा कर रही थी, ने फिर से कहा कि भविष्य में पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन 2000 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके द्वारा पदोन्नति में आरक्षण वापस लाया गया।

2006 में एम. नागराज के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा करना चाहता है तो उसे तीन पहलुओं पर मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता को पूरा करना होगा, उसे quantitative data इकठ्ठा करना होगा, एक- वर्ग का पिछड़ापन, दो उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और तीन उससे सामान्य दक्षता प्रभावित न होना। यदि आप एससी और एसटी या अन्य को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं तो आंकड़ा एकत्र करें, यह साबित करे कि वे पिछड़े हैं, मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र करें यह साबित करने के लिए कि उनके पास अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और यह साबित करने के लिए कि यह आरक्षण सेवा की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इस फैसले पर बहुत बड़ी बहस हुई थी, कई लोग चाहते थे कि इसकी समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने जरनैल सिंह (2018) के मामले में समीक्षा के दरखाश्‍त को खारिज कर दिया लेकिन इसने एम. नागराज के फैसले को संशोधित करते हुए कहा कि एससी और एसटी के लिए,  पिछड़ेपन की मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति के आदेश ने अगर SC/ST list में शामिल कर लिया गया है तो यह उनके पिछड़ेपन का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा।

अब आरक्षण में क्‍या सुधार लाए जाएं?

कई सुझाव दिए जा सकते हैं। जो लोग आरक्षण नीति का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि आज भी सभी आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं, जाति शोषण अभी भी हमारे समाज की वास्तविकता है और इसलिए सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण नीति कुछ और समय तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन कुछ सुझाव ऐसे हैं कि यदि आप आरक्षण नीति को जारी रखते हुए उन सुधारों को लागू करें तो आरक्षण का फायदा समाज के निचले तत्‍वों को मिलेगा। एक सुझाव है कि आरक्षण या तो प्रवेश में दिया जा सकता है या नौकरी में। तो अपने पूरे जीवन में, यदि आप आरक्षण के हकदार हैं तो आपको यह अधिकार होगा कि आप College में प्रवेश के समय आरक्षण लें और अगर आपने प्रवेश में आरक्षण नहीं लिया तो आप नौकरी में आरक्षण ले सकते हैं लेकिन यदि प्रवेश में आरक्षण लिया तो आपको नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा, यह एक सुझाव है। न्यायिक प्रतिक्रिया से एक अन्य सुझाव भी आ रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण अच्छा नहीं है। एक बार जब किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गई तो अब उसे योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाए। तीसरा सुझाव जिस पर बात की जा रही है, वह है एससी और एसटी में भी OBC की तरह क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। मैंने आपको बताया था कि इंदिरा साहनी के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया है लेकिन एससी और एसटी आरक्षण में ऐसा नहीं। इसलिए हम एससी और एसटी की क्रीमी लेयर को बाहर करने पर विचार कर सकते हैं यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के माता-पिता, एक आईएएस अधिकारी हैं, तो दूसरा सुझाव यह है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर आपके माता-पिता को आरक्षण मिल गया है और वे अब आईएएस अधिकारी हैं तो उनके बेटे-बेटियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिर यह भी सुझाव दिया जाता है कि जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए क्‍योंकि मंडल आयोग 1931 की जनगणना पर Based था उसके आधार पर उन्‍होंने Reservation का सुझाव दिया था।

तो, आज हमने क्या सीखा, आरक्षण समानता का निषेध नहीं है, यह औपचारिक समानता से बेहतर है? यह वास्तविक समानता को बढ़ावा देता है, वास्तविक समानता को वर्गीकरण की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक समानता के लिए विभेदक व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है। आरक्षण विविधता को बढ़ावा देता है। समाज की विविधता सभी संस्थानों में और कम से कम सार्वजनिक संस्थानों में परिलक्षित होनी चाहिए। आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और आरक्षण की कोई संवैधानिक रूप से निर्धारित ऊपरी सीमा नहीं है।

अगले व्याख्यान में हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 
13

